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राष्ट्रीय फलक6 नवंबर को देव दीपावली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु काशी पहुंचेंगी। वह जलयान से 
15 लाख दीपों से सजे गंगा के घाटों की सुंदरता और भव्यता को निहारेंगी। रात्रि 
विश्राम करने के बाद वह अगले दिन आठ नवंबर को दिल्ली लौट जाएंगी।7

जागरण संवाददाता, सोनीपत 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक 
डा. मोहन भागवत ने कहा कि श्रीराम 
हमारे पूर्वज हैं। वह जीवन जीने का मार्ग 
दिखाते हैं। जो उन्हें भगवान नहीं मानते, 
उनके लिए भी आदर्श हैं। 

डा. भागवत सोमवार को मरुथल स्थित 
श्री रामकृष्ण साधना केंद्र में गोलोकवासी 
संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज और संत 
ब्रह्मप्रकाश की मरू्तियों का अनावरण करने 
पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का 
आंदोलन मंदिर के नाते नहीं हुआ, बल्कि 
राष्ट्र के स्वरूप, उनके मूल्यों को हासिल 
करने के लिए हुआ। अपने राष्ट्र के कुछ 

स्वरूप हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ पहचान 
हैं। उन मूल्यों के आधार पर जीवन कैसे 
जीना है, इसके बारे में हमारे आदर्श प्रभु 
श्रीराम हैं। उनके आदर्श समाजहित में 
जीवन जीने की राह दिखाते हैं। हमारे ग्रंथ 
बताते हैं कि रामजी ने अपने हितों को 
भूलकर लोगों के हित में ही सारे काम 
किए। संघ प्रमुख ने कहा कि आपसी 
सद्भावना हमें जोड़ती है, जो बनी रहनी 
चाहिए। हमें आपस में मदद का व्यवहार 
रखना चाहिए। संतों के संदेश व उनसे 
प्राप्त संस्कारों को समाज में प्रचलित 
करने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। 
ऐसा करके हम राष्ट्र निर्माण में सहयोगी 
बन सकते हैं।

भगवान नहीं मानने वालों के भी 
आदर्श हैं श्रीराम: डा. भागवत

मुरथल के श्री रामकृष्ण साधना केंद्र में संत प्रभुदत्त महाराज की मूर्ति का 
अनावरण करते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व अन्य।  � जागरण

4मुरथल स्थित श्री 
रामकृष्ण साधना केंद्र 
में संत प्रभुदत्त 
महाराज और संत 
ब्रह्मप्रकाश की मूर्ति 
का अनावरण करने 
पहुंचे सरसंघचालक

4भाजपा प्रदेशाध्यक्ष 
ओमप्रकाश धनखड़, 
सांसद रमेश 
कौशिक, प्रदेश 
महासचिव मोहन लाल 
बड़ौली और विधायक 
निर्मल भी पहुंचे

जागरण संवाददाता, बरेली : मदरसा सर्वे पर 
कुछ संगठनों को भले बेचैनी हो, मगर 
बरेलवी उलमा ने सकारात्मक संदेश 
दिया। सोमवार को दरगाह आला हजरत 
से जुड़े आल इंडिया मुस्लिम जमात के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी 
ने कहा, बिना मान्यता मदरसा संचालन 
उचित नहीं है। इनकी दशा में सुधार होना 
चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुस्लिम 
युवाओं के एक हाथ में कुरान और दूसरे 
में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। 

रविवार को जमीयत उलमा-ए-हिंद के 
अध्यक्ष दारूल उलूम के सदर मुदर्रिस 
मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि 
मदरसे किसी बोर्ड स ेनहीं जुड़ेंग,े सरकारी 
पर हम थूकते हैं। उनके बयान के अगले 
दिन मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा,  मदरसों 
के सर्वे पर एतराज नहीं होना चाहिए। 
व्यवस्था का पालन करना चाहिए। सर्वे 
में जिन मदरसों पर सवाल उठे रह,े उनके 
सचंालक को मान्यता प्राप्त करनी चाहिए।

बरेलवी उलमा बोले, बिना 
मान्यता के मदरसों का 
संचालन उचित नहीं

चेन्नई, आइएएनएस : भारतीय अंतरिक्ष 
एजेंसी ने अपने राकेट एलवीएम 3 के 
महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण 
करके जनवरी 2023 में यूके स्थित 
नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड 
(वनवेब) के 36 सेटेलाइट (उपग्रहों) के 
अगले सेट को लांच करने के लिए कमर 
कस ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 
संगठन (इसरो) के अनुसार तमिलनाडु 
के महेंद्रगिरि में इसरो के प्रोपल्शन 
कांप्लेक्स (आइपीआरसी) के हाई 
एल्टिट्यूड टेस्ट केंद्र में सीई -20 इंजन 
का शुक्रवार को उड़ान संबंधी परीक्षण 
किया गया। एलवीएम3-एम3 मिशन के 
लिए इस इंजन का निर्धारण किया गया 
ह।ै यह इजंन निर्वात में 186.36 केएन का 
जोर विकसित करता है।

इसरो ने अब तक के सबसे वजनी 
राकेट लांच व्हीकल मार्क-3 को आंध्र 
प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 23 अक्टूबर को 
ब्रिटिश स्टार्टअप के 36 उपग्रहों को लकेर 
उड़ान भरी थी। 

भारती एयरटेल ने इसरो की 
कामर्शियल ब्रांच न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड 
से एक डील की है। इसके अनुसार 
1,000 करोड़ से ज्यादा के खर्च में कुल 
72 सेटेलाइट लांच किए जाने थे। इसमें 
से 36 सेटेलाइट 23 अक्टूबर को लांच 
किए जा चुके हैं। वैसे वनवेब ने दुनिया 
भर में ब्राडबैंड सेवाओं के लिए 648 
उपग्रहों के लांच की योजना बनाई है।

जनवरी में 36 सेटेलाइट का दूसरा 
सेट लांच करने की तैयारी में इसरो

4वनवेब के 36 सेटेलाइट 23 अक्टूबर को 
कक्षा में स्थापित किए थे इसरो ने 

4ब्राडबैंड सेवा मजबूत करने को बनवेब 
दुनियाभर में 648 सेटेलाइट लांच करेगी

दीपक बहल, अंबाला

सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत में रेलकर्मी 
भी विभागीय पास पर यात्रा कर सकेंगे। 
उनके लिए चेयरकार और एग्जीक्यूटिव 
क्लास में कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई 
हैं। इस संबंध में 28 अक्टूबर को जारी 
सर्कुलर में बताया गया है कि चेयरकार 
और एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करने 
वाले किस श्रेणी के अधिकारी को कितनी 
सीटें मिलेंगी। मेल, एक्सप्रेस या राजधानी 
व दरंुतो जसैी ट्रेनें या शताब्दी जसैी ट्रेन में 
विस्टाडोम और अनुभूति कोच, एसी थ्री 
टियर इकोनोमी, सेकेंड एसी कोच में भी 
उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी।

ज्ञात हो, वंदे भारत एक्सप्रेस को मिल 
रही लोकप्रियता के बाद रेलवे इसके 
विस्तार पर कार्य कर रहा है। 2024 तक 
इसके चार सौ रैक पटरी पर उतारने 
का लक्ष्य है। ऐसे में रेलवे की कर्मचारी 
यूनियनें अर्से से मांग कर रही थीं कि 
रेलवे पास पर वंदे भारत में भी यात्रा की 
अनुमित मिले। आल इंडिया रेलवे मेंस 

फेडरशेन के महामतं्री शिव गोपाल मिश्र ने 
कहा, रेलवे बोर्ड ने हमारी मांग पर ध्यान 
दिया है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे बोर्ड 
ने सेंटर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम 
(क्रिस) को भी साफ्टवेयर में बदलाव के 
निर्देश दिए हैं। एक पास पर दो लोगों की 
ही सीट बुक हो सकेगी। दो से अधिक 
लोगों के लिए सीट बुक कराने पर दूसरे 
पास का उपयोग करना पड़ेगा। 

इस तरह के अलग-अलग जारी होते हैं 
पास : रेलवे में चेयरमैन, बोर्ड सदस्य, 
डीजी, जनरल मैनेजर और सीसीआर को 
गोल्डन पास जारी किया जाता है। इस 
पास पर वंदे भारत एक्सप्रेस में चार-चार 
सीटें मिल सकेंगी। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव 
ग्रेड(एचएजी), सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव 
ग्रेड (एसएजी), जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव 
ग्रेड (जेएजी) और सिलेक्शन ग्रेड 

अधिकारियों को क्रमश: दो और चार 
सीटें मिलेंगी। अन्य ए और बी वर्ग के 
राजपत्रित अधिकारियों को क्रमश: पहले 
वर्ग में कोई सीट नहीं मिलेगी, दूसरे वर्ग 
में दो सीटें मिल सकेंगी। एक रेलकर्मी को 
वर्ष में तीन पास जारी किए जाते हैं। रेलवे 
में ड्यूटी पास सहित प्रिविलेज पास, 
पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास, विडो 
पास की भी सुविधा है।

रेलकर्मियों को पास पर 'वंदे भारत' में सफर करने का तोहफा
रेलवे के विभिन्न जोनों में काम करने वालों से हो समान बर्ताव: कोर्ट
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 
को कहा, रेलवे बोर्ड के विभिन्न जोनों या 
मंडलों में काम कर रहे रेल कर्मचारियों के 
बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी 
के साथ समान बर्ताव करना चाहिए। सर्वोच्च 
अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर, 
2019 के फैसले के खिलाफ उत्तरी रेलवे के 
जरिय जारी केंद्र की अपील को खारिज कर 
दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था 
कि वेंडरों की 50 फीसद सेवाओं को पेंशन 
लाभ के लिए स्वीकृत सेवा माना जाए। इस 

पर जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना 
की खंडपीठ ने 36 पेजों के फैसले में कहा 
कि कटै और विभिन्न हाई कोर्टों के पश्चिमी, 
पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी रेलवे के लिए 
पारित आदेशों से यह मामले आखिर में रेलवे 
के खिलाफ चले जाते हैं, जबकि यहां रेलवे क े
16 जोन और 68 मंडल हैं। इसलिए समान 
नियोक्ता रेलवे बोर्ड के लिए काम करने वाले 
कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना 
चाहिए। इन सभी के साथ समान बर्ताव और 
समान फैसले होने चाहिए।

4रेल कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से कर 
रही थीं मांग, चेयरकार और एग्जीक्यूटिव 
क्लास में कर सकेंगे यात्रा

प्रतीकात्मक

जब योगी 
आदित्यनाथ 
ने थामा 
बल्ला... 
सरदार वल्लभ 
भाई पटेल की 
जयंती के अवसर 
पर सोमवार को 
लखनऊ स्थित 
इकाना स्टेडियम 
में सरदार पटेल 
राष्ट्रीय दिव्यांग 
टी-20 क्रिकेट 
टूर्नामेंट की 
शुरुआत हुई। उप्र 
के मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने 
इस टूर्नामेंट का 
उद्घाटन करने के 
साथ बल्लेबाजी 
का कुछ यूं आनंद 
लिया। इस दौरान 
उन्होंने जब गेंद को 
हिट किया, तो लोगों 
का उत्साह देखते 
ही बना। जागरण

l कभी भारत नदियों, झरनों, 
तालाबों और जल निकायों का देश 
हुआ करता था, कहां विलुप्त हो गईं ये 
जल संरचनाएं?

जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, शहरीकरण 
और उद्योगीकरण बढ़ा, भारत की पानीदार 

होने की तस्वीर 
बदतर होती 
गई। जल से 
जुड़ी खराब 
समझ ने 
स्थिति को और 

बिगाड़ा। जमीन की आसमान छूती कीमतों 
ने ताल-तलैयों सहित जल निकायों को 
अतिक्रमण के आगोश में लेकर नई 
सरंचनाओं में बदल दिया। भारतीय कानून 
प्रणाली ने सभी भूस्वामियों को मनमर्जी 
के हिसाब से जमीन से पानी खींचने का 
अधिकार दिया। मुफ्त बिजली की ताकत 
से किसानों ने भूजल का जमकर दोहन 
किया। इससे खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा 
पर पानी की स्थिति बदतर होती गई। देश 
के कई हिस्सों में भूजल स्तर सालाना 
एक मीटर के हिसाब से नीचे जा रहा है।
l भारत के सामने इस भयावह 

जल समस्या का समाधान क्या है?
भारत में जैसे-जैसे मांग बढ़ी है, 

आपूर्ति को भी उसी अनुपात में बढ़ाया 
गया। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया 

गया कि अपनी जरूरत को कैसे सीमित 
या प्रबंधित किया जाए। अभी भी, 
इसके प्रयास चल रहे हैं कि कैसे एक 
से अधिक नदी बेसिन को जोड़कर पानी 
की आपूर्ति को बढ़ाया जाए। यदि भारत 
भविष्य में पानीदार बनना चाहता है तो तो 
उसे अनिवार्य रूप से पानी की मांग का 
तार्किक रूप से प्रबंधन करना ही होगा। 
दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दो अन्य 
समस्याएं जल की किल्लत को और 
भयावह कर रही हैं। पहला, भारत का 
जल गुणवत्ता प्रबंधन बहुत ही अधकचरा 
है। सिर्फ 10-12 प्रतिशत भारतीय ही 
वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अपना 
पा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति 

भी ठीक नहीं है। नतीजन शहरी क्षेत्र के 
आसपास के सभी जलनिकाय गंभीर रूप 
से प्रदूषित हैं। दूसरी समस्या जलवायु 
परिवर्तन से जुड़ी है। सूखा व बाढ़ की 
समस्या विकराल व दीर्घकालिक हो रही 
है। लिहाजा पानी के प्रति देश को सुरक्षित 
करने के लिए योजनाएं बनानी होंगी।
l जल प्रबंधन के क्षेत्र में देश की 

नीतियां कैसे पिछड़ रही हैं?
भारत की जल प्रबंधन नीतियां मुख्य 

रूप से आकांक्षाओं की एक लंबी 
फेहरिस्त हैं। इनमें बहुत सी वास्तविक 
और बहुत सी गैरवास्तविक आकांक्षाओं 
पर आधारित हैं। राष्ट्रीय जल प्रबंधन 
का ताजा मसौदा हमने सूचना अधिकार 

कानून से हासिल किया। यह मसौदा 
देखकर कोई भी मायूस हो सकता है। 
भारत को नई और लागू की जा सकने 
वाली नीतियों की जरूरत है। बड़े दुख के 
साथ कहना पड़ रहा है कि ताजे मसौदे 
में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है। 
एक सवाल जरूर मेरे मन में उठता है 
कि भारत में जहां इतनी प्रतिभा और 
विशेषज्ञता मौजूद है, वहां एक अच्छी 
राष्ट्रीय जल योजना क्यों नहीं तैयार हो 
पा रही है?
l गंभीर जल संकट से लड़ने 

में सिविल सोसायटी किस तरह से 
प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं?

भारत में सिविल सोसायटी जल 

प्रबंधन की दक्षता में सुधार को लेकर 
बहतु सहयोगी नहीं रही हैं। य ेव्यावहारिक 
कम और सैद्धांतिक ज्यादा हैं। विगत 
वर्षों में भारत में जल प्रबंधन जटिल 
हुआ है और भविष्य में इसके और 
जटिल होने का अनुमान है। ज्यादातर 
सिविल सोसायटी संगठन जल समस्या 
की जटिलता को सही तरह से समझते 
ही नहीं हैं। ऐसे में हमें एक व्यावहारिक 
समाधान सामने लाना होगा।
l हम अन्य देशों से क्या सीख ले 

सकते हैं?
भारत अन्य विकासशील देशों से 

बहुत कुछ सीख सकता है। कंबोडिया 
की ही बात करते हैं। यह देश विशेषज्ञता, 

संसाधन एवं टेक्नोलाजी तक पहुंच के 
मामले में बहुत पीछे है। इसके बावजूद 
राजधानी नोम पेंह में हर व्यक्ति तक 
चौबीसों घंटे नल से जल आपूर्ति की 
जाती है। जल की गुणवत्ता ऐसी है, कि 
लोग सीधे नल से लेकर पी सकते हैं। 
यहां के जल केंद्र को शहरी या केंद्रीय 
सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। 
अमीर और गरीब, सभी को अपने हिस्से 
के पानी का मूल्य चुकाना होता है। गरीबों 
को कुछ सब्सिडी मिलती ह।ै यह सरकारी 
निकाय वर्ष 2000 स ेलगातार लाभ में ह।ै 
नोम पेंह जल संयंत्र का प्रदर्शन लंदन, 
पेरिस या लास एंजिलिस से बेहतर है। 
अगर नोम पेंह में ऐसा हो सकता है, 

तो दिल्ली या मुंबई में ऐसा क्यों नहीं हो 
सकता?
l भारत दुनिया का सबसे बड़ा 

लोकतंत्र है, लेकिन इस समस्या 
को कभी राजनीतिक एजेंडे या 
घोषणापत्रों में जगह नहीं मिली। इस 
बारे में आपकी क्या राय है?

जल राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने 
वाला विषय है। दुर्भाग्य से भारत में किसी 
भी राज्य सरकार ने पानी को अपने 
राजनीतिक एजेंडे की प्राथमिकता में नहीं 
रखा है। राज्यों के नेता सूखा या बाढ़ की 
स्थिति में ही रुचि दिखाते हैं। पानी से 
जुड़ी समस्याओं का टिकाऊ समाधान 
तब ही संभव है, जब इसमें स्थायी 
राजनीतिक रुचि पैदा हो।
l इडंिया वाटर वीक जैस ेकार्यक्रम 

जल संकट प्रबंधन में कैसे सहायक हो 
सकते हैं?

यदि विधिवत तरीके से आयोजन हो 
तो, इंडिया वाटर वीक जैसे कार्यक्रमों से 
यह समझने का मौका मिलेगा कि भारत 
में जल स ेजडु़ी समस्याओं स ेकैस ेनिपटा 
जा रहा है, उनके क्या नतीजे रहे हैं। आगे 
क्या और कैस ेकरन ेकी जरूरत ह।ै इससे 
इस बात का आकलन किया जा सकता 
है कि क्या किसी एक जगह की सफल 
प्रक्रिया को देश के अन्य हिस्सों में प्रभावी 
तरीके से प्रयोग किया जा सकता है?

आपूर्ति नहीं, मांग के तार्किक प्रबंधन से भारत बनेगा पानीदार
देश में पानी की कहानी सबको पता है, लेकिन 
कोई न उसे सुनना चाहता है और न ही सुनाना। 
कारण कि किसी न किसी तरीके से अभी 
उसका गला तर हो रहा है। उसकी गाड़ी धुली 
जा रही है। उसके रोजाना के काम पूरे हो रहे 
हैं। लेकिन पानी की समस्या को नजरअंदाज 
करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे 
हैं। प्रति व्यक्ति गुणात्मक रूप से बढ़ती मांग, 
विलुप्त होते जल निकाय और प्रदूषित होता 
पानी इस समस्या को और विकराल बना रहे 

हैं। पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा कि 
नहीं, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है लेकिन 
इतना तय मानिए अगले कुछ दशक में गला तर 
करने के लिए हम सबको मशक्कत करनी पड़ 
सकती है। विवशता यह होगी कि दुनिया का 
कोई भी तरल इसका प्रभावी विकल्प नहीं बन 
पाएगा। देश में पानी की इसी विकराल होती 
समस्या से निपटने के लिए नोएडा में इंडिया 
वाटर वीक के तहत दुनिया भर से जाने-माने 
जल विशेषज्ञों को बुलाया गया है। एक से पांच 

नवंबर तक चलने वाला यह आयोजन इन 
विशेषज्ञों की राय के बूते भारत को पानीदार 
बनाने के करीब ले जाएगा। इसी क्रम में भारत 
में जल समस्या की वजहें, समाधान, व्यवधान 
आदि को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर 
जल विशेषज्ञ और जल क्षेत्र के नोबेल कहे 
जाने वाले स्टाकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार से 
सुशोभित प्रो असित के विस्वास से दैनिक 
जागरण के अरविंद चतुर्वेदी ने विस्तृत 
बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

पूरा साक्ात्ार 
पढ़ने ्े लिए 
स्कैन ्रें

जागरण संवाददाता, मेरठ 

मेरठ के मंगतपुरम में हिंदुओं को ईसाई 
बनान ेमें विदशे स ेफंडिग होन ेका मामला 
सामने आ रहा है। मुख्य आरोपित दिल्ली 
निवासी मुकेश पास्टर की पत्नी अमेरिका 
में रहती ह।ै माना जा रहा ह ैकि अन्य दशेों 
से भी मतांतरण के लिए फंडिंग की जा 
रही थी। पुलिस मुकेश की गिरफ्तारी के 
बाद ही मामले से पर्दा उठाएगी। सोमवार 
को पुलिस और इंटेलीजेंस की टीम ने 
अस्थायी चर्च से प्रार्थना के कुछ वीडियो 
कब्जे में लिए हैं। बाराबंकी निवासी कई 
परिवार 1990 से मंगतपुरम में झुग्गी-
झोपड़ी डालकर रहते हैं। यहां मतांतरण 
का मामला सामने आने पर पुलिस तीन 
महिला समेत आठ आरोपितों को जेल 
भेज चुकी है। एक फरार है। आरोपितों ने 
पूछताछ में बताया कि रेलवे रोड िनवासी 
अनिल चौहान ने ही कोरोना काल में यहां 
के लोगों से संपर्क किया और मदद देने 
के बहाने मतांतरण कराया है। अनिल के 
पिता पहले से मतांतरण कर चुके थे। 

इसलिए दिल्ली का मुकेश पास्टर, अनिल 
के संपर्क में था। मुकेश ने पहले मतांतरण 
कराकर अनिल अनिल पास्टर बनाया। 
उसके बाद अनिल ने मतांतरण कराना 
शुरू कर दिया। प्राथमिक जानकारी में 
सामने आया कि महेश पास्टर का असली 
नाम मुकेश पास्टर है। पुलिस की दो टीमें 
बनाकर मुकेश और अनिल की धरपकड़ 
को छापेमारी की जा रही है। मतांतरण का 
सूत्रधार अनिल है। 

डीएम ने कमेटी बनाकर जमीन प्रकरण की 
जांच शुरू की : मतांतरण का मुद्दा उठाने 
के पीछे मंगतपुरम में करोड़ों की जमीन 
खाली कराने का मामला भी सामने आ 

रहा है। माना जा रहा है कि बिल्डरों से 
मिलकर कुछ लोग मतांतरण के मुद्दे को 
हवा दे रहे हैं। घटना से तीन दिन पहले 
बिल्डर मुकुल जैन के लोगों ने मंगतपुरम 
में रहने वालों को जमीन खाली करने 
को कहा था। उसके बाद मतांतरण का 
मामला उजागर हो गया। 1990 में इस 
जमीन का कुछ हिस्सा मल्होत्रा परिवार से 
खरीदा था लेकिन उन्हें कब्जा नहीं मिल 
पाया। रैपिड रेल परियोजना आने पर यहां 
जमीन का रटे काफी बढ़ गया ह।ै इसलिए 
जमीन खाली कराने का प्रयास किया जा 
रहा है। डीएम ने कमेटी का गठन कर 
रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मेरठ में मतांतरण के लिए विदेश से फंडिंग होने की आशंका

मेरठ के मंगतपुरम में 
अस्थायी चर्च में प्रार्थना 
करते हिंदू से ईसाई बने 
लोग।  � सौ पुलिस

4अनिल को रकम 
भेजने वाले मुकेश 
पास्टर की पत्नी 
रहती है विदेश में

जागरण संवाददाता, बांका 

बिहार में बांका जिले की बटसार पंचायत 
के अस्सी गांव में एक दर्जन महादलित 
परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। 
वे प्रत्येक रविवार को देवेंद्र दास के घर 
पर आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में 
सम्मिलित होते हैं। इनके मत परिवर्तन 
की सूचना पर कई लोग सोमवार को गांव 
में पहुंचे और देवेंद्र सहित उनके स्वजन 
से ऐसा नहीं करने को कहा। 

इस बाबत देवेंद्र एवं उसकी पत्नी 
पुतुल देवी ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने 
के बाद से उसके पति पूरी तरह से 
स्वस्थ्य हैं। वहीं, देवेंद्र दास ने बताया कि 
उसके पुत्र बीके दास भागलपुर में इसाई 
धर्म से जुड़े हैं। वे गौतम सुरेश के संपर्क 
में रह कर पिछले दो वर्षों से इस धर्म का 

प्रचार कर रहे हैं। उनके भतीजे कुलदीप 
कुमार ने बताया कि वह इंटर की पढ़ाई 
करने के बाद यीशु की शरण में चला 
गया। इससे उसकी सभी परेशानी दूर हो 
गई। प्रार्थना सभा में शामिल कलावती 
देवी, यशोदा देवी, रानी देवी, राजेंद्र दास 
आदि ने बताया कि मत परिवर्तन करने के 
लिए उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। ग्रामीणों ने 
आरोप लगाया कि पसै ेदकेर मत परिवर्तन 
कराया जा रहा है, प्रार्थना के लिए सभी 
को बुलाया जाता है। पंचायत के मुखिया 
रजनीश कुमार ने बताया कि वे बीडीओ 
को इस घटना की जानकारी देंगे। ताकि, 
समाज को मत परिवर्तन से बचाया  
जा सके।

बिहार के बांका िजले में एक दर्जन 
महादलित परिवारों का मतांतरण

4ग्रामीणों ने लगाया पैसे देकर मत परिवर्तन 
कराने का आरोप

तीन से चार आतंकी आए थे 
घुसपैठ करने, अन्य जान 
बचाकर भागे
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर 

उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा में नियतं्रण रखेा 
(एलओसी) पर तैनात सेना के जवानों ने 
सोमवार को भारतीय क्षेत्र में घुसने की 
कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी 
को मार गिराया। करीब सवा दो घंटे की 
इस मुठभेड़ के बीच उसके अन्य साथी 
जान बचाकर गुलाम जम्मू-कश्मीर 
की तरफ भाग निकले। इससे पूर्व 26 
अक्टूबर को टंगडार सेक्टर में नियंत्रण 
रेखा पर गुलाम जम्मू-कश्मीर के एक 
आतंकी को मार गिराया था। इस बीच, 
दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों 
ने लश्कर-ए-तैयबा के दो ओवरग्राउंड 
वर्करों (ओजीडब्ल्यू) को हथियारों संग 
गिरफ्तार किया है। 

कुपवाड़ा के जुमगुंड क्षेत्र में एलओसी 
के अग्रिम छोर पर गश्त कर रहे सैन्य 
दल ने सोमवार तड़के हथियारों से लैस 
तीन चार संदिग्धों  को भारतीय सीमा की 
तरफ बढ़ते देखा। जैसे ही ये भारतीय 
सीमा के पास पहुंचे तो जवानों ने उन्हें 
आत्मसमर्पण के लिए कहा। इस पर  
आतंकी फायरिंग करते हुए वापस भागे। 
जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। करीब 
सवा दो घंटे तक फायरिंग चली। इसके 

बाद मुठभेड़स्थल की तलाशी ली गई 
तो एक आतंकी का शव और हथियार 
बरामद हुए। आतंिकयों के एलओसी 
पर ही छिपे होने की आशंका के चलते 
मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्र में 
सघन तलाशी अभियान चलाया गया। 

इस बीच, शोपियां में पुलिस और 
सेना के संयुक्त कार्यदल ने रविवार रात 
लश्कर-ए-तैयबा के दो ओवरग्राउंड 
वर्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 
को पता चला था कि कुछ आतंकी चक 
केल्लर इलाके से गुजरने वाले हैं। इसके 

आधार पर नाका लगाया गया। रात करीब 
आठ बजे एक वाहन को नाके पर रुकने 
का संकेत किया तो उसमें सवार दो 
युवकों ने वाहन से छलांग लगाकर भागने 
का प्रयास किया। 

नाके पर तैनात जवानों ने त्वरित 
कार्रवाई कर दोनों को पकड़ लिया। ये 
दोनों गौहर मंजूर और आकिब हुसैन 
नंदा पुलवामा में द्रबगाम के रहने वाले 
हैं। इनके पास से एक पिस्तौल और 10 
कारतूस, एक ग्रेनेड व साठ हजार रुपये 
मिले हैं।

कश्मीर में एलओसी पर दो घंटे मुठभेड़, घुसपैठिया ढेर
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर 

जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक 
दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा है कि 
पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से हथियारों और 
नशीले पदार्थों की जम्मू-कश्मीर में जो 
तस्करी की जा रही है वह अधिकांशत: 
लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के लिए 
ही है। पाकिस्तान में जहां से भी भारतीय 
क्षेत्र में यह जखीरा ड्रोन से गिराया 
जाता है वहां पर पाकिस्तानी सेना और 
उसके रेंजर्स तैनात हैं। इस तस्करी में  
पाकिस्तान और उसकी सेना आतंकियों 
की पूरी मदद कर रही है।  

राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 
श्रीनगर में आयोजित समारोह के दौरान 
पत्रकारों से बातचीत में दिलबाग सिंह 
ने कहा, हम सभी पाकिस्तान के नापाक 
इरादों को अच्छी तरह समझते हैं। हमारे 
सुरक्षाबलों ने जिस तरह से आतंक को 
कुचला है, उससे पाकिस्तान और उसकी 
एजेंसियां हताश हैं। इसीलिए वह जम्मू-
कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए रोज 
नया षड्यंत्र रचती हैं। इसी क्रम में ड्रोन 
का तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा है। 
हमने ड्रोन से हथियार व नशीले पदार्थों 
की तस्करी के पाकिस्तान के षड्यंत्र में 

शामिल आतंकियों के कई मददगारों और 
उनके ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़ा है।  
उन्होंने कहा कि ड्रोन एक नई चुनौती 
है। जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रोन  के जरिए 
हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी से 
निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति पर 
काम कर रही है।  

एकता दिवस का उल्लेख करते हुए 
पुलिस महानिदेशक न ेकहा कि वर्ष 2014 
में इस दिवस के आयोजन की शुरुआत 
हुई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई 
पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को 
हुआ था और उन्होंने आजादी के बाद 
भारत में विभिन्न राज्यों के एकीकरण 
और एकता में अहम भूमिका निभाई है। 
उनके सम्मान में ही 31 अक्टूबर को 
एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 
आज के दिन सुरक्षाबल व अन्य संगठन 
देश की एकता अखंडता को बनाए रखने 
के अपने संकल्प को दोहराते हैं।

आतंकियों के लिए ड्रोन से हथियारों की 
तस्करी करता है पािकस्तान: डीजीपी

4जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने 
नशा तस्करी में भी पाकिस्तानी सेना का 
हाथ बताया 

4हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी से 
निपटने के लिए प्रभावी रणनीति पर काम 
हो रहा 

चीन निर्मित हैं पाकिस्तानी 
ड्रोन से गिराए गए हथियार 
जागरण संवाददाता, आरएसपुरा: 
पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए 
हथियार चीन निर्मित हैं। इससे साफ 
है कि जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने 
में पाकिस्तान की चीन भी मदद कर 
रहा है। वहीं, सोमवार को मामले के 
दो आरोपितों को पुलिस ने मुंसिफ 
कोर्ट आरएसपुरा में पेश कर 11 दिन 
के रिमांड पर ले लिया। अलबत्ता, 
पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कुबूल 
कर लिया है। उन्होंने बताया कि पाक 
ड्रोन से हथियार सीमांत गांव बासपुर 
में फेंके गए थे। वे ही वहां से हथियार 
उठाकर ले गए थे। हथियार किसे 
सप्लाई करने थे इस बारे में पुलिस ने 
चुप्पी साधी हुई है।

पुलवामा में श्रमिकों की हत्या की 
फिराक में छिपे दो आतंकी गिरफ्तार 
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : सुरक्षाबलों ने सोमवार को 
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में दूसरे राज्यों के 
श्रमिकों पर हमले का एक और षड्यंत्र नाकाम 
कर दिया। पुिलस ने सेना और सीआरपीएफ की 
मदद से टारगेट किलिग की फिराक में छिपे जैश-
ए-मोहम्मद के दो आतंकियों अदनान शफी बट 
और यावर रशीद शेख को पिस्तौल, एक मैगजीन, 
12 कारतूस और दो ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर 
लिया। अदनान पुलवामा के अशमंदर और यावर 
करीमाबाद का रहने वाला है। पुलिस को बीती 
शाम पता चला था कि जैश ए मोहम्मद ने अपने 
स्थानीय कडैर को पुलवामा में काम कर रहे दूसरे 
राज्यों के श्रमिकों व अल्पसंख्यकों पर हमले का 
फरमान दिया है। दोनों आतंिकयों ने बताया कि वह 
जैश के ओवरग्राउडं वर्कर काम कर रहे थे। 


